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विदनांक 02.08.2024 को उत्तर विदए जाने के लिलए

भारतीय कामगारों की शिशकायतें

1971. श्री रा	 राजेन्द्र सिंसहः

क्या वि	देश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे विकः

(क) क्या सरकार को अन्य देशों, वि	शेषकर मध्य पू	< के देशों जैसे कु	ैत, कतर आविद में भारतीय प्र	ासी
कामगारों के सामने आ रही कवि@नाइयों की जानकारी ह ैऔर यविद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह;ै

(ख) क्या सरकार कामगारों के विहतों को रखने और उनकी शिशकायतों का समाधान करने के लिलए संबंधिधत
सरकारों के संपक<  में रही ह ैऔर यविद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह ैऔर यविद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
और

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे कामगारों के संपक<  में रहने के लिलए कोई मौजूदा तंत्र/ढांचा ह ैऔर यविद हां, तो
तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह ैऔर यविद नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर 
वि	देश राज्य मंत्री 

(श्री कीर्तित 	ध<न सिंसह)

(क) यह देखा गया है विक वि	देशों में, वि	शेष रूप से मध्य पू	V देशों में, कुछ भारतीय श्रविमकों को कभी-कभी
कवि@नाइयों का सामना करना पड़ता ह।ै इनमें से अधिधकांश शिशकायतें 	ेतन के भुगतान में वि	लंब या भुगतान न
करने के साथ-साथ से	ा समावि[ लाभों के भुगतान में वि	लंब या भुगतान न करने, पासपोर्ट<  को अनधिधकृत
रूप से रखना, अधिधक काय< घंरे्ट, छुवि^यों का प्रा	धान न करना, ओ	रर्टाइम मजदरूी न देना, भतV के समय
विकए गए 	ादे से शिभन्न नौकरी प्रदान करना,  कंपविनयों के अचानक बंद होने के कारण बेरोजगारी,  विनयोक्ता
बदलने में समस्या, आ	ास से संबंधिधत समस्या, 	ैध श्रम अधिधकारों से इकंार करना, दरु्व्यय<	हार/उत्पीड़न,
विन	ास परविमर्ट जारी न करना/न	ीनीकृत न करना, 	ीजा रद्द न करना, भारत जाने के लिलए विनकास/पुनः
प्र	ेश परविमर्ट देने से इनकार करना,  अनुबंध पूरा होने के बाद अंधितम विनकास 	ीजा पर भारत लौर्टने की
अनुमधित न देना, धिचविकत्सा और बीमा सुवि	धाओ ंका प्रा	धान न करना और मृत्यु पर मुआ	जा न देना आविद
से संबंधिधत हैं। 

(ख) सरकार वि	देशों में भारतीय नागरिरकों की सुरक्षा,  संरक्षा और कल्याण को स	hच्च प्राथविमकता देती है
तथा उनके पास वि	देशों में भारतीय कामगारों से प्रा[ शिशकायतों की विनगरानी के लिलए मजबूत तंत्र मौजूद ह।ै
ऐसी शिशकायतें प्रा[ होने पर,  वि	देश स्थिस्थत हमारे विमशन/कें द्र पीविड़त भारतीय कामगार को सहायता और
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राहत प्रदान करने के लिलए त्	रिरत कार<	ाई और उधिचत उपाय करते हैं। मामले को सौहाद<पूण< समाधान के लिलए
तुरतं विनयोक्ताओ/ंप्रायोजकों और भारत में भतV एजेंसिसयों के समक्ष उ@ाया जाता ह।ै वि		ाद का समाधान नहीं
होने पर मामले को श्रम,  आव्रजन और कानून प्र	त<न एजेंसिसयों जैसे स्थानीय प्राधिधकारिरयों के समक्ष भी
उ@ाया जाता है और समाधान होने तक उस पर कार<	ाई की जाती ह।ै विमशन/कें द्र उच्च स्तरीय बै@कों के
दौरान और आ	श्यकतानुसार 	हाँ के वि	देश मंत्रालय और अन्य संबंधिधत सरकारी एजेंसिसयों के समक्ष भी इन
शिशकायतों को उ@ाते हैं।

खाड़ी सहयोग परिरषद देशों (बहरीन, कु	ैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयकु्त अरब अमीरात) और
जॉर्ड<न के साथ श्रम और जनशविक्त सहयोग समझौता ज्ञापन/करार मौजूद हैं जो श्रम ए	ं जनशविक्त से संबंधिधत
मुद्दों पर सहयोग के लिलए र्व्ययापक रूपरखेा प्रदान करते हैं। इसके अला	ा, जीसीसी देशों में घरलूे कामगारों के
वि	विनर्दिदष्ट विहतों की रक्षा के लिलए, सऊदी अरब, यूएई और कु	ैत के साथ घरलूे के्षत्र के लिलए श्रम सहयोग पर
करारों पर हस्ताक्षर विकए गए हैं। 
(ग)  सरकार ने वि	शिभन्न चैनल स्थाविपत विकए हैं सिजससे वि	देशों में  रहने 	ाले भारतीय कामगार विकसी भी
सहायता  की  आ	श्यकता होने  पर विमशन/कें द्र से  संपक<  कर सकें ।  कामगार  	ॉक-इन इरं्टरर्व्ययू,  ईमेल,
बहुभाषी  24x7  आपातकालीन नंबरों,  मदद,  सीपीजीआरएएमएस और ई-माइग्रेर्ट जैसे शिशकायत विन	ारण
पोर्ट<ल और सोशल मीधिर्डया आविद के माध्यम से विमशन/कें द्रों से संपक<  कर सकते हैं। संकर्ट में फंसे भारतीय
कामगारों को सहायता, माग<दश<न और परामश< प्रदान करने के लिलए नई विदल्ली और दबुई (यूएई), रिरयाद ए	ं
जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिशया) में प्र	ासी भारतीय सहायता कें द्र (पीबीएसके) स्थाविपत
विकए गए हैं।
खाड़ी देशों में  स्थिस्थत विमशनों/कें द्रों में  समर्दिपत श्रविमक विं	ग भी हैं,  जो श्रम संबंधी शिशकायतों का त्	रिरत
विन	ारण सुविनधि{त करती हैं।

भारतीय विमशन/कें द्र विनयविमत रूप से सुदरू के्षत्रों में भी ओपन हाउस और कोंसली शिशवि	रों का आयोजन करते
हैं, ताविक वि	देशों में भारतीय कामगारों से बातचीत की जा सके, उनसे फीर्डबकै लिलया जा सके और उनकी
शिशकायतों, यविद कोई हों, का समाधान विकया जा सके।
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